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सं ० ओ ० वि ० यमुनानगर/ 124-86/ 9425 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै यना पेपर एह कार्ड 
बोर्ड मिल, ओरंग पाद - दौर रोड,यमनार, के श्रमिक यो मोहन, यो रोग दाम ,मान डा . सुरेन्द्र मां , मानो नै त 
वर्कर यूनियन, सम्बन्धित इण्टक , प्राइमा धर्मगाना, रेलवे रोड, जगाधरी, तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, 

को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री नोहिन्द्र पाल को सेवाओं का समापन / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ यमुना नगर / 9-87/ 9432 .-- चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लाडलो लाल इंटरप्राईजिज , 
दुर्गा गार्डन, जगाधरी, के श्रमिक श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री राम अधार, माफत डा . सुरेन्द्र शर्मा, मैटल वर्कर यूनियन, इटक, 
ब्राह्मगा धर्मशाला, रेलवे रोड़ , जगाधरी , तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


-- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44)84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 

यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देनेहेतु निर्दिष्ट करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमियः वे बंच या तो विवादररत मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री राम अवार, की सेवाओं का समापन / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो 

वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० ओ० वि ० सोनी / 80-86/ 9438.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ( 1) परिवहन आयुक्त , हरियाणा, 
चण्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन, सोनीपत, के श्रमिक श्री रघुबीर सिंह, हैल्पर मैकेनिक , पुन श्री चंदगी 
राम , गांव व डा ० जांटी कलां, तह ० व जिला सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 96 4 1-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त . या उससे 
सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित है : 

क्या श्री रघुबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० / कुरु०/ 40-86/ 9446.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा, 
चण्डीगढ़, ( 2 ) हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल, के श्रमिक श्री कांशी राम, डी ० पी ० ए०, पुत्र श्री परस राम, मार्फत श्री राजेश्वर 
नाथ , मकान नं . 2655, टिम्बर मार्किट , अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बी व या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री कांशी राम को सेवा समाप्ति /छंनी न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


इसलिये , अब, 


, 


